शासन 


. 


उत्तीसग 


पंजीयन क्रमांक " छत्तीसगढ़/ दुर्ग / 
सी . ओ./ रायपुर/17/2002. " 


- 


" बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक 
टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक 
जी . 2-22 - छत्तीसगढ़ गजट/ 38 सि.से. 
भिलाई , दिनांक 30-5-2001. " 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 32 ] 


रायपुर, शुक्रवार , दिनांक 9 अगस्त, 2002– श्रावण 18, शक 1924 


विषय - सूची 


भाग 3.-- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, ( 2 ) सांख्यिकीय 

सूचनाएं . 


• भाग 1.-- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , 

( 3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 4 ) 
राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और 
अधिसूचनाएं , ( 6 )निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं , 
( 7 ) लोक - भाषा परिशिष्ट . 


भाग 4.- ( क ) ( 1 ) छत्तीसगढ़ विधेयक , ( 2 ) प्रवर समिति के 

प्रतिवेदन , ( 3 ) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, ( ख ) ( 1 ) 
अध्यादेश , ( 2 ) छत्तीसगढ़ अधिनियम, ( 3 ) संसद् के 
अधिनियम, ( ग ) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम. 


भाग 2. - स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं. 


भाग १ 


राज्य शासन के आदेश 


सामान्य प्रशासन विभाग 

रायपुर, दिनांक 29 जून, 2002 
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन , रायपुर 

क्रमांक 1122/ 1475/ 2002 /1-8.- श्री रामप्रकाश ( भावसे ) , 
रायपुर , दिनांक 2 जुलाई 2002 

विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन सचिव , वन विभाग को दिनांक 

17-6-2002 से 29-6-2002 तक 13 दिन का अर्जित अवकाश 
क्रमांक 1794/1333/2002/1/2.-- श्री सोनमनी बोरा, भा.प्र.से. स्वीकृत किया जाता है, एवं दिनांक 15 एवं 16-6-2002 तथा 
1999 ) सहायक कलेक्टर , दुर्ग की सेवायें रायपुर नगर निगम में दिनांक 30--6-2002 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति 
आयुक्त के पद पर नियुक्ति हेतु नगरीय विकास विभाग को सौंपी प्रदान की जाती है. 
जाती है. 

2 . अवकाश से लौटने पर श्री रामप्रकाश को अस्थाई रूप से 
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

आगामी आदेश तक विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन सचिव , 
अरूण कुमार , मुख्य सचिव. वन विभाग में पुनः पदस्थ किया जाता है. 
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नियंत्रक , मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय , राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2002 . 


. 


[ भाग 1 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2002 


3 . 


रायपुर, दिनांक 4 जुलाई 2002 


अवकाश काल में श्री रामप्रकाश को वेतन एवं भत्ता उसी 
प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था . 


4 . 

प्रमाणित किया जाता है कि श्री रामप्रकाश ( भावसे ) अवकाश 
पर नहीं जाते तो वि . क. अ. एवं पदेन सचिव, वन विभाग के पद 
पर कार्य करते रहते. 


क्रमांक एफ - 5-1/ 2001/ 1/ 6.-- राज्य शासन, इस विभाग की 
अधिसूचना क्रमांक 240/ 264/ 2001/ 1j6 दिनांक 15-10-2001 के 
अनुक्रम में ग्राम अचानकमार थाना कोटा जिला बिलासपुर में घटित 
घटना की न्यायिक जांच हेतु गठित आयोग के कार्यकाल में दिनांक 
18-6-2002 से तीन माह की अवधि की वृद्धि किए जाने की 
स्वीकृति प्रदान करता है . 


रायपुर, दिनांक 1 जुलाई 2002 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

स्टीफन खलखो उप - सचिव . 


क्रमांक 860 / 2002 /1-8/ स्था . - श्री स्टीफन खलखो, उप 
सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 15 
5-2002 से 1-6-2002 तक 18 दिन का लघुकृत अवकाश स्वीकृत 
किया जाता है. साथ ही दिनांक 2-6-2002 के सार्वजनिक अवकाश 
को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है . 


2 . अवकाश से लौटने पर श्री खलखो को पुनः सामान्य प्रशासन 
विभाग में पदस्थ किया जाता है. 


रायपुर , दिनांक 26 जून 2002 


3 . अवकाश अवधि में श्री खलखो को वेतन एवं भत्ता उसी 
प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था . 


क्रमांक 1729/ 1343 / साप्रवि/2002/1/ 2 .-- श्रीमती ऋचा शर्मा, 
कलेक्टर , बस्तर को दिनांक 4-7-2002 से 11-7-2002 ( 8 दिन ) 
तक का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. 


4 . 

प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री खलखो अवकाश पर 
नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते. 


2 . श्रीमती ऋचा शर्मा की छुट्टी की अवधि में श्री सुबोध कुमार 
सिंह , मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत , जगदलपुर को 
अपने कर्तव्यों के साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, 
बस्तर का चालू कार्यभार संभालने के लिए नियुक्त किया जाता है . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

पंकज द्विवेदी, प्रमुख सचिव. 


3 . अवकाश से लौटने पर श्रीमती शर्मा को अस्थायी रूप से 
आगामी आदेश तक स्थानापन्न कलेक्टर, बस्तर के पद पर पुनः 
पदस्थ किया जाता है . 


4 . 


श्रीमती शर्मा द्वारा कलेक्टर का कार्यभार ग्रहण करने पर 
श्री सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर बस्तर के कार्यभार से मुक्त होंगे. 


रायपुर, दिनांक 1 जुलाई 2002 


5 . 


क्रमांक 862/ 2002/1-8/ स्था.- श्री एस. आर. चौरे , अवर 
सचिव , को दिनांक 15-4-2002 से 24-4-2002 तक 10 दिन का 
अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. 


अवकाश काल में श्रीमती शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता 
उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश के पूर्व मिलता था. 


6 . 


प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती शर्मा अवकाश पर नहीं 
जाती तो अपने पद पर कार्यरत रहती. 


2 . अवकाश अवधि में श्री एस. आर. चौरे को वेतन एवं भत्ता 
उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पर्व मिलता था . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

के . के . बाजपेयी , अवर सचिव. 


3 . प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. आर. चौरे , अवर सचिव 
यदि अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते . 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2002 
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पर्यावरण एवं नगरीय विकास विभाग 
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन , रायपुर 


रायपुर , दिनांक 24 जुलाई 2002 


क्रमांक 478914118/2002 / न.प्र. - छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 5 ( 1 ) ( ख ) के उपबंधों के अधीन प्रदेश में 
पूर्व से गठित, निम्नानुसार नगर पंचायतों को , उनके लघुतर नगरीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण , उक्त अधिनियम की धारा 5 ( 1 ) ( क ) में 
विहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा, उन्हें नगरपालिका परिषद् घोषित करता है 


अनुक्रमांक 


नगर पंचायत का नाम 


1 . 


2 . 


बलौदाबाजार 
बड़ी बचेली 
बेमेतरा 


3 . 


4 . 


S. 


जामूल 
कुम्हारी 
बालोद 


6 . 


7 . 


अकलतरा 


8 . 


सक्ती 


9 . 


जशपुरनगर 


Raipur, the 24th July 2002 


No. 4789 / 4118 / 2002 / U.A. - In exercise of the powers conferred under Section 5 ( 1) (A ) of Chhattisgarh 
Municipal Council Act , 1961 the State Government hereby declares the following Nagar Panchayats , which were 
earlier declared under Section 5 (1) (B ) and being changed to smaller urban areas , as Municipal Council : 


SI. No. 


Name of Nagar Panchayat 


1 . 


Balodabazar 


2 . 


Badi Bacheli 


3 . 


Bemetara 


4 . 


Jamul 


5 . 


Kumhari 


6 . 


Balod 


7 . 


Akaltara 


४ . 


Sakti 


. 


ग 


9 . 


Jashpurnagar 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

बी . के . सिन्हा, विशेष सचिव . 
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[ भाग 1 


वित्त एवं योजना विभाग 
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर 


रायपुर, दिनांक 10 जुलाई 2002 


क्रमांक 569 /23/ आसां/ 20021694. - राज्य शासन , छत्तीसगढ़ स्थानीय विकास योजना के मार्गदर्शिका की कंडिका 2.1 के अंतर्गत 
छत्तीसगढ़ स्थानीय विकास योजना के लिए आवेदन - पत्र लेने के लिए श्री जी. एस . धनंजय, उप - सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय को प्राधिकृत 
अधिकारी घोषित करता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

एस . पी . त्रिवेदी, विशेष सचिव , 


रायपुर, दिनांक 29 जून 2002 


क्रमांक 498 /713/2002/ स्था / चार . - राज्य शासनं एतद्वारा संचालनालय स्थानीय निधि संपरीक्षा के अंतर्गत जगदलपुर ( बस्तर) में उप 
संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा कार्यालय दिनांक 1-7-2002 से प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान करता है. उक्त कार्यालय का कार्यक्षेत्र संपूर्ण 
नस्तर संभाग होगा. 


रायपुर , दिनांक 29 जून 2002 


क्रमांक 500 /713/2002/ स्था/ चार.-- राज्य शासन एतद्द्वारा संचालनालय कोष , लेखा एवं पेंशन के अंतर्गत जगदलपुर ( बस्तर ) में संयुक्त 
संचालक कोष, लेखा एवं पेंशन कार्यालय दिनांक 1-7-2002 से प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान करता है. उक्त कार्यालय का कार्यक्षेत्र संपूर्ण 
बस्तर संभाग होगा. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

अवध बिहारी, संयुक्त सचिव. 


रायपुर, दिनांक 31 जुलाई 2002 


क्रमांक 589/798/ 2002/ स्था / चार . - भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ 
के राज्यपाल , एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ वित्त तथा लेखा सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्ते ) नियम , 1965 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं , 
अर्थात्: 


संशोधन 


उक्त नियमों में 


1 . 


नियम 1 के उप- नियम ( 1) के स्थान पर निम्नलिखित उप -नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् : 


( क ) 
( ख ) 


इन नियमों का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा ( भर्ती तथा सेवा की शर्ते ) नियम, 1965 है. 
इन नियमों में शब्द " छत्तीसगढ़ वित्त तथा लेखा सेवा " जहां कहीं भी वह आया हो " छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा " 
स्थापित किया जाए. 


भाग 1 ] 
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2 . 


अनुसूची एक , दो तथा चार के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूचियां प्रतिस्थापित की जाएं , अर्थात् : 


अनुसूची - एक 
(नियम 6 देखिए) 


विभाग का नाम 


सेवा का नाम 


पदों तथा उनके वेतनमानों के प्रवर्गों का विवरण स्वीकृत पदों की 


वर्गीकरण 


कुल संख्या 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


वित्त विभाग 


88 


राजपत्रित वर्ग -2 


छत्तीसगढ़ राज्य 
वित्त सेवा. 


40 


राजपत्रित वर्ग-1 


( 1 ) कनिष्ठ वेतनमान ( 8000-275-13500 ) 

संवर्ग में स्वीकृत पदों की कुल संख्या का 

55 प्रतिशत . 
( 2 ) वरिष्ठ वेतनमान ( 10000-325-15200 ) 

संवर्ग में स्वीकृत पदों की कुल संख्या का 

25 प्रतिशत . 
( 3 ) प्रवर श्रेणी वेतनमान ( 12000-375-16500 ) 

संवर्ग में स्वीकृत पदों की कुल संख्या का 

15 प्रतिशत . 
( 4 ) अपर संचालक ( 14300-400-18300 ) 

संवर्ग में स्वीकृत पदों की कुल संख्या का 
5 प्रतिशत . 


24 


राजपत्रित वर्ग-1 


8 


राजपत्रित वर्ग-1 


टीप : 


छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा संवर्ग में अधिकारियों की नियुक्ति नियम 8 ( 1) ( ग ) के अनुसार स्वीकृत पदों की कुल संख्या के 
अनुपात से अधिक नहीं होगी. 

अनुसूची - दो 
( नियम 8 देखिए ) 


विभाग का नाम 


सेवा 

का नाम 


पदों की कुल संख्या 


टीप 


कालम 4 ( 3 ) में दर्शाये पदों की 
प्रतिशतता जो सीधी भर्ती/ पदोन्नति 
द्वारा भरे जायें. 


सीधी भर्ती द्वारा 

( 4 ) 


पदोन्नति द्वारा 

( 5 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


वित्त विभाग 


छत्तीसगढ़ राज्य वित्त 


160 


50 प्रतिशत 


50 प्रतिशत 


सेवा. 


कनिष्ठ वेतनमान में सीधी 
भर्ती एवं पदोन्नति, वरिष्ठ 
वेतनमान तथा प्रवर श्रेणी 
वेतनमान में क्रमोन्नति एवं 
अपर संचालक के पदों 
पर पदोन्नति हेतु पदों की 
गणना संवर्ग के कुल पदों 
की संख्या के आधार पर 
की 

जायेगी. अपर 
संचालक के सभी पद 
पदोन्नति से भरे जावेंगे. 
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अनुसूची- चार 
(नियम 22, 36 - क 36 - ख तथा 36 - ग · देखिए ) 


विभाग का 


सेवा का नाम 


पद का नाम जिससे पद का नाम जिस पर 
कि पदोत्रति / क्रमोन्नति की पदोन्नति/ क्रमोन्नति की 
जाना है 

जाना है 


पदोन्नति के लिये 
अपेक्षित सेवा की 


नाम 


कुल अवधि 


विभागीय पदोन्नति 
चयन समिति के 
सदस्यों के नाम 
( नियम 13 देखिये ) 

( 6 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


वित्त विभाग 1. छत्तीसगढ़ अधीनस्थ सहायक कोषालय 
लेखा सेवा. 

अधिकारी/ सहायक 
आंतरिक लेखा 
परीक्षण अधिकारी / 
उप कोषालय 
अधिकारी/ कनिष्ठ 
लेखा अधिकारी / 
व्याख्याता, लेखा 
प्रशिक्षण शाला. 


छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा 5 वर्ष 
कनिष्ठ वेतनमान कोषालय 
अधिकारी/ लेखा अधिकारी / 
आंतरिक लेखा परीक्षण 
अधिकारी / सहायक संचालक/ 
प्राचार्य , लेखा प्रशिक्षण शाला . 


1. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ 
लोक सेवा आयोग या अध्यक्ष 
द्वारा नामनिर्दिष्ट लोक सेवा 
आयोग का कोई भी सदस्य 

.अध्यक्ष. 
2. प्रमुख सचिव या वित्त 
सचिव. 
3. संचालक कोष तथा 


. 


लेखा. 


सदस्य . 


2. छत्तीसगढ़ राज्य 
वित्त सेवा. 


1. प्रमुख सचिव या सचिव , 
वित्त विभाग. 


कनिष्ठ वेतनमान 
कोषालय अधिकारी / 
लेखा अधिकारी / 
आंतरिक लेखा 
परीक्षण अधिकारी/ 
सहायक संचालक/ 
प्राचार्य लेखा प्रशिक्षण 


छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा 6 वर्ष 
का वरिष्ठ वेतनमान वरिष्ठ 
कोषालय अधिकारी/ वरिष्ठ 
लेखा अधिकारी/ उप संचालक . 


अध्यक्ष. 
2. अतिरिक्त सचिव/ संयुक्त 
सचिव , वित्त विभाग . 
3. अतिरिक्त सचिव/ संयुक्त 
सचिव, सामान्य प्रशासन 
विभाग. 
4. संचालक , कोष तथा लेखा 

सदस्य . 


शाला. 


3. छत्तीसगढ़ 
राज्य वित्त सेवा 


वरिष्ठ वेतनमान 
वरिष्ठ कोषालय 
अधिकारी / वरिष्ठ 
लेखा अधिकारी / 
उप संचालक. 


छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा 4 वर्ष 
प्रवर श्रेणी वेतनमान संयुक्त 
संचालक /मुख्य 

लेखा 
अधिकारी/ वित्तीय सलाहकार . 


1. प्रमुख सचिव या सचिव , 
वित्त विभाग . 

अध्यक्ष. 
2. अतिरिक्त सचिव/ संयुक्त 
सचिव , वित्त विभाग. 
3. अतिरिक्त सचिव / संयुक्त 
सचिव , सा.प्र.वि. 
4. संचालक, कोष तथा लेखा 

.सदस्य . 


-- 
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( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


वित्त विभाग 


अपर संचालक 


5 वर्ष 


4. छत्तीसगढ़ राज्य 

वित्त सेवा. 


प्रवर श्रेणी वेतनमान 
संयुक्त संचालक / 
मुख्य लेखा अधिकारी/ 


वित्तीय सलाहकार 


1. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ लोक 
सेवा आयोग या अध्यक्ष 
द्वारा निर्दिष्ट लोक सेवा 
आयोग का कोई भी सदस्य . 

अध्यक्ष . 
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव / 
प्रमुख सचिव , सचिव वित्त , 
3. संचालक , कोष तथा लेखा. 

.सदस्य . 


ये संशोधन दिनांक 1 मई, 2002 से प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे. 


Raipur, the 31st July 2002 


No. 589 /798 / 2002 /Estt./IV .-- In cxercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution 
of India, the Governor of Chhattisgarh hereby makes thc following amendments in the Chhattisgarh Finance and 
Accounts Service ( Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1965. namcly : 


04 


AMENDMENT 


In the said rules 


1 . 


For sub -rule (1 ) of rule 1 the following sub -rule shall be substituted , namely : 


( a ) 


These rules may be called the Chhattisgarh State Finance Service (Recruitment and condition of 
Service ) Rules, 1965 . 
In these rules the words " Chhattisgarh Finance and Accounts Service " wherever occur the words 
" Chhattisgarh State Finance Service " shall be substituted . 


2 . 


For the existing schedule I, II and IV the following shall be substituted : 


SCHEDULE - 1 
( See Rule 6 ) 


Classification 


Name of Deptt. Name of Service 


· Description of categories of posts 

and their pay scales 


Total 
No. of Posts 
Sanctioned 


. 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


88 


Gazetted Class - II 


Finance Depart. Chhattisgarh State 
ment . 

Finance Service.. 


1. ( ) Junior Scale ( 8000-275-13500 ) 

55 % of total number of posts 
sanctioned in the cadre . 


40 


Gazetted Class - I 


(ii) Senior Scale (10000-325-15200 ) 
25 % of total number of posts 
sanctioned in the cadre . 


0 


0 
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( 4M 1 


( 1 ) 


(2 ) 


(3 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


24 


Gazetted Class - I 


( iii) Selection Grade ( 12000-375-16500 ) 
15 % of total number of posts sanctioned 
in the cadre . 


Gazetted Class - I 


( iv ) Additional Director ( 14300-400-18300 ) 08 
5 % of total number of posts sanctioned in 
the cadre . 


Note : 


Appointment of Officers in Chhatiisgarh State Finance Service Cadre shall not exceed the ratio of the total 
number of posts sanctioned as per Rule 8 ( 1) (c ) . 


SCHEDULE - J 
(See Rulc 8 ) 


Name of 
Department 


Name of the 

Service 


Note 


of posts 


Total Number Percentage of 

Percentage of posts shown 
in column (3 ) to be filled 
in by direct recruitment/ 
promotion 
By direct 

By promo 
Recruit . 

tion . 
( 3 ) 

( 5 ) 


( 1) 


( 2 ). 


(6 ) 


Finance 
Department. 


160 


50 % 


50 % 


Chhattisgarh 
Statc Finance 
Service. 


Counting of post for direct 
recruitment and promotion to 
Junior Scale , Kranonnati for 
senior scale and Selection 
Grade and promotion to the 
post of Additional Director to 
be made on the basis of total 
number of posts in the cadre . 
All posts of Additional 
Director to be filled by pro 
motion . 
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SCHEDULE - IV 
(See Rule 22 , 36 - A , 36 - B , 36 - C ) 


Name of 
Department 


Name of 
Service 


Name of Post 
from which 
promotion / 
appointment 
is to be made 


Name of post on 
which promotion / 
appointment is to 

be made 


Total length 

of service 
required for 
promotion 


Name of the 
Members of 

Departmental 
Promotion /Selection 

Committee 
(See Rule 13 ) 

(6 ) 


( 1 ) 


(2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


· (5 ) 


5 Years 


Finance 1, Chhattisgarh 
Depart- Subordinate 
ment. Accounts Ser 

vice , 


Assistant Treasury Chhattisgarh State 
Officer/ Assistant Finance Service Junior 
Intemal Audit Scale Treasury Officer/ 
Officer/ Sub - trea- Accounts Officer/Internal 
sury Officer / Junior Audit Officer/Assistant 
Accounts Officer/ Director/Principal 
Lecturer Accounts Accounts Training School. 
Training School. 


1. Chairman , C. G. 
Publice Service 
Commission or Any 
Member of P.S.C. 
Recommended by 
Chairman . 

..... Chairman . 


2. Principal Secy . or 
Secretary Finance . 
3. Director Treasur 
ies and Accounts . 
.................Members. 


6 Years 


2. Chhattisgarh 
State Finance 
Service . 


Junior Scale Trea- Chhattisgarh State Finance 
sury Officer/Acco- Service Senior Scale Senior 
unts Officer/ Inter- Treasury Officer/Senior 
nal Audit Officer/ Accounts Officer/Deputy 
Asstt . Director Director, 
Principal Accounts 
Training School. 


1. Principal Secretary 
or Sccy . Finance 
Deptt . 

Chairman 
2. Additional Secy./ 
Joint Secy . Finance 
Deptt . 
3. Additional Secy./ 
Joint Secy . General 
Administrative 
Deptt. 
4. Director, Trea 
suries and Accounts . 

Members . 


4 Years 


3. Chhattisgarh 
State Finance 
Service . 


Senior Scale Chhattisgarh State Finance 
Senior Treasury Service Selection Grade 
Officer /Senior Joint Director /Chief Acco 
Accounts Officer/ unts Officer /Financial 
Dy. Director, Advisors . 


1. Principal Secretary 
or Secy . Finance 
Deptt . 

Chairman , 
2. Additional Secy . / 
Joint Secy . Finance 
Department. 
3. Additional Secy / 
Joint Secy . General 
Administrative 
Deptt . 
4. Director, Trea 
suries and Accounts 

..........Members . 
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( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


Additional Director 


5 Years 


Finance 4. Chhattisgarh 
Depart- State Finance 
ment. Service. 


Selection Grade 
Joint Director/ 
Chief Accounts 
Officer/ Financial 
Advisor . 


1. Chairman , C. G. 
Public Service 
Commission or any 
Member or P.S.C. 
recommended by 
chairman. 

..... Chairman. 
2. Additional Chief 
Secy / Principal Secy / 
Secy . Finance. 
3. Director, Treasur 
ies and Accounts . 

Members . 


These amendments shall be deemed to have come into force with effect from 1st of May, 2002 . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

सतीश पाण्डे , उप - सचिव. 


. 


जल संसाधन विभाग 
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन , रायपुर 


रायपुर, दिनांक 28 जून 2002 


क्रमांक 2249/ 315 - ए/ ज.सं.वि./2002.-- राज्य शासन एतद्द्वारा विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर श्री सुजीत कुमार 
भादुड़ी, अधीक्षण यंत्री ( सिविल ) को मुख्य अभियंता ( सिविल ) के पद पर स्थानापन्न रूप से वेतनमान रुपये 16,400-450-20,000 में पदोन्नत 
करते हुये अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त, कार्यग्रहण करने के दिनांक से, मुख्य अभियंता, महानदी गोदावरी कछार, रायपुर के रिक्त 
पद पर पदस्थ करता है . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

सुशील त्रिवेदी , सचिव . 


ऊर्जा विभाग 
• मंत्रालय, दाऊँ कल्याण सिंह भवन, रायपुर 


रायपुर, दिनांक 29 जुलाई 2002 


- 


क्रमांक 96 / स./ ऊ.वि./ 2002. - राज्य सरकारं , ऊर्जा संरक्षण अधिनियम , 2001 की धारा 15 ( डी ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए छत्तीसगढ़ राज्य में इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने , समन्वय व विनियमन संबंधी उत्तरदायित्वों के निर्वहन के लिए " छत्तीसगढ़ 
राज्य अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी " (क्रेडा ) को " विहीत एजेंसी " नामित करती है. 


यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त मानी जाएगी . 
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Raipur, the 29th July 2002 


No. 96/ Energy dept./2002.-In exercise of the powers conferred by Section 15 ( d) of the Energy Conservation 
Act, 2001, the State Government hereby designates " Chhattisgarh State Renewable Energy Development Agency " 
(CREDA ) as designated agency to co -ordinate , regulate and enforce provisions of Energy Conservation Act, 2001 " 
within the State of Chhattisgarh . 


This notification will come in to force with immediate effect. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

अजय सिंह , सचिव . 


. 


. 


राजस्व विभाग 
कार्यालय, कलेक्टर , जिला कोरबा , छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप - सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग 


. 


कोरबा, दिनांक 10 जून 2002 


क्रमांक 1162/ भू - अर्जन/17/ अ. 82/ 2001-2002.-- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से 
( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की 
संभावना है. अत: भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों 
के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( एकड़ में ) 

( 4 ) . 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 6 ) 


कोरबा 


करतला 


पचपेड़ी 


4.50 


कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण 
विभाग ( भ ./ स. ), कोरबा - दरी. 


कोथारी, सोहागपुर, पचपेड़ी 
पहुंच मार्ग. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अविअ/ भू - अर्जन अधिकारी, कोरबा के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


- 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

आर. एस. विश्वकर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव. 


- 
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कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप - सचिव , छत्तीसगढ़ शासन , राजस्व विभाग 


न 


- 


अंबिकापुर, दिनांक 18 फरवरी 2002 


क्रमांक 258 / भू- अर्जन /2002 .-- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि 
की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः 
भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1984 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा 
इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की 
उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : -- 


T 


अनुसूची 


सार्वजनिक प्रयोजन 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) . 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


सरगुजा 


पाल 


रामानुजगंज 


0.093 


कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण 
विभाग ( भवन एवं सड़क ) , 
संभाग क्र . - 2, अंबिकापुर. 


रामानुजगंज - वाड्रफनगर 
मार्ग के निर्माण हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


. 


अंबिकापुर , दिनांक 31 मई 2002 


रा. प्र. क्र ./23/ अ -82/ 2001-2002.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. 
अत : भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1984 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके 
द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 
4 की उपधारा ( 2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा. 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


सरगुजा 


राजपुर 


मुरका 


3.880 


कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन 
संभाग क्र .- 2, अंबिकापुर. 


मुरका जलाशय योजनान्तर्गत 
नहर निर्माण 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है . 


. 


। 
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भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2002 


अंबिकापुर, दिनांक 10 जून 2002 


रा . प्र. क्र ./24/ अ -82/ 2001-2002.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. 
अत : भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1984 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके 
द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 
4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


सरगुजा 


अंबिकापुर 


बड़ा दमाली 


15.911 


कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन 
संभाग क्र . - 2, अंबिकापुर . 


बरनई परियोजना अंतर्गत बांध 
निर्माण. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


अंबिकापुर , दिनांक 12 जून 2002 


रा. प्र. क्र. /1/ अ-82/ 2001-2002.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि 
की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः 
भू - अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा 
इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की 
उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 

के द्वारा 
प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


सरगुजा 


सीतापुर 


वेलजोरा 


49.375 


कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन 
संभाग क्र . - 1, अंबिकापुर . 


बेलजोरा जलाशय में डूब क्षेत्र 
हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर/ भू - अर्जन अधिकारी सीतापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है . 


. 


- 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2002 


[ भाग 1 


अंबिकापुर, दिनांक 12 जून 2002 


-- 


रा. प्र. क्र ./2/ अ -82 /2001-2002 . - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि 
की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः 
भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1984 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा 
इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की 
उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है 


: 


. 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


सरगुजा 


सीतापुर 


भुसू 


0.144 


कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन 
संभाग क्र.- 1, अंबिकापुर. 


रजपुरी जलाशय के नहर निर्माण 
हेतु. 


- 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर / भू - अर्जन अधिकारी सीतापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


अंबिकापुर, दिनांक 12 जून 2002 


रा.प्र. 


82 /2001-2002.-- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि 
की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः 
भू - अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1984 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा 
इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की 
उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


सरगुजा 


सीतापुर 


बगडोली 


18.130 


कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन 
संभाग क्र . -1, अंबिकापुर. 


रजपुरी जलाशय योजना के 
अंतर्गत ग्राम बगडोली का डून 
क्षेत्र . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर/ भू - अर्जन अधिकारी सीतापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2002 
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अंबिकापुर, दिनांक 18 जून 2002 . 


रा. प्र. क्र ./04 / अ -82/ 2001-2002.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के खाने ( 6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. 
अत : भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1984 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके 
द्वारा इस. आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 
4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 6 ) 


सरगुजा 


सूरजपुर 


कनकपुर 


12.057 


संभाग , 


कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन 

सूरजपुर . 


कनकपुर जलाशय योजना 
(विकासखंड प्रेमनगर ) के 
डूबान , स्पिल, चैनल एवं नहर 
निर्माण हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू - अर्जन अधिकारी सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


अंबिकापुर, दिनांक 18 जून 2002 


रा. प्र. क्र./ 26 / अ -82 /2001-2002.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1) से ( 4 ) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. 
अतः भू - अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके 
द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 
4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) . 


( 6 ) 


सरगुजा 


अंबिकापुर 


राजपुरी कला 


0.137 


कार्यपालन यंत्री, बरनई नहर 
संभाग, अंबिकापुर . 


घुनघुट्टा परियोजना अंतर्गत 
बायीं तट मुख्य नहर निर्माण . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


[ भाग 1 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2002 


अंबिकापुर, दिनांक 18 जून 2002 


रा . प्र. क्र ./ 26/ अ -82/ 2001-2002. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के खाने ( 6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. 
अत : भू - अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1984 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके 
द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 
4 की उपधारा ( 2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


सार्वजनिक प्रयोजन 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


के द्वारा 


का वर्णन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 6 ) 


1 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


अंबिकापुर रजपुरी कला 


1.791 


सरगुजा 


कार्यपालन यंत्री, बरनई नहर 
संभाग, अंबिकापुर. 


घुनघुट्टा परियोजना अंतर्गत 
बायीं तट मुख्य नहर निर्माण. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


अंबिकापुर, दिनांक 18 जून 2002 


रा. प्र. क्र ./27 / अ -82 /2001-2002.-- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित 
भूमि की.अनुसूची के खाने ( 6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. 
अत : भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके 
द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 
4 की उपधारा ( 2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


.. 


अनुसूची. 


सार्वजनिक प्रयोजन 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


तहसील 


के द्वारा 


जिला 


का वर्णन 


नगर/ ग्राम 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 6 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


अंबिकापुर 


सरगुजा 


0.210 


सिरकोतंगा 


कार्यपालन यंत्री, बरनई नहर 
संभाग, अंबिकापुर . 


घुनघुट्टा परियोजना अंतर्गत 
सिरकोतंगा माइनर निर्माण हेतु . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


भाग 1 ] . 
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अंबिकापुर , दिनांक 18 जून 2002 


रा. प्र. क्र ./ 28/ अ-82 /2001-2002. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1) से ( 4 ) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. 
अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1984 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके 
द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 
4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


सरगुजा 


अंबिकापुर 


भालू कछार 


0.081 


कार्यपालन यंत्री, बरनई नहर 
संभाग , अंबिकापुर . 


घुनघुट्टा परियोजना अंतर्गत 
बांयी तट मुख्य नहर निर्माण. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


अंबिकापुर, दिनांक 18 जून 2002 


रा. प्र. क्र ./ 29 / अ -82/2001-2002.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. 
अतः भू - अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1984 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके 
द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 
4 की उपधारा ( 2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : -- 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 6 ) . 


सरगुजा 


अंबिकापुर 


कोटेया 


0.128 


कार्यपालन यंत्री, बरनई नहर 
संभाग, अंबिकापुर. 


घुनघुट्टा परियोजना अंतर्गत 
मोतीपुर माइनर निर्माण हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ गजपत्र , दिनांक 9 अगस्त 2002 


[ भाग 1 
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अंबिकापुर, दिनांक 25 जून 2002 


रा. प्र. क्र ./5/ अ -82 /2001-2002.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1) से ( 4 ) में वर्णित भूमि 
की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: 
भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1984 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा 
इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की 
उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


. 


सरगुजा 


सूरजपुर 


5.85 


कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन 


कृष्णपुर, 
अगस्तपुर, 
परसापारा, 


कृष्णपुर जलाशय के नहर एवं 
स्पिल चैनल हेतु. 


संभाग, सूरजपुर . 


बरउल. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू - अर्जन अधिकारी सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 
विवेक कुमार देवांगन, कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव . 


कार्यालय, कलेक्टर,जिला जांजगीर - चाम्पा , छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप - सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग 


जांजगीर - चांपा , दिनांक 5 जुलाई 2002 


. 


क्रमांक क / भू - अर्जन /321.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित. भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अत : भू 
अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित 
व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि 
के संबंध मे धारा -4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त 
अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबन्ध , उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) 
के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं 

अनुसूची 


, 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चांपा 


जैजेपुर 


1.154 


आभापाली माइनर नहरनिर्माण 


सिरली 
प.ह.नं. 2 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता 
बांगो नहर संभाग क्र . 6 , सक्ती . 


हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है, 
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जांजगीर - चांपा, दिनांक 5 जुलाई 2002 


- 


क्रमांक -क/ भू - अर्जन/ 322.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामनेदिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू 
अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित 
व्यक्तियों को इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित 
अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी 
निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की 
धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चांपा 


जैजेपुर 


0.129 


सिरली 
प.ह.नं. 2 


कार्यपालन यंत्री, 

बांगो 

नहर 
• संभाग, क्र . 6, सक्ती. 


सिरली सब माइनर नहरनिर्माण 
हेतु . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 5 जुलाई 2002 


क्रमांक -क / भू - अर्जन /323.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू 
अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम , 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित 
व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त 
भूमि के संबंध में धारा -4 की उपधारा ( 2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि 
उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा 
( 1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं 


. 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चांपा 


सक्ती 


1.044 


लवसरा 
प.ह.नं. 11 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता 
बांगो नहर संभाग , क्र . 6, सक्ती. 


सिरली सब माइनर नहरनिर्माण 
हेतु . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है . 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2002 


[ भाग 1 
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जांजगीर - चांपा, दिनांक 5 जुलाई 2002 


क्रमांक -क/ भू - अर्जन / 324. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू 
अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित 
व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि 
के संबंध में धारा -4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त 
अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबन्ध , उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) 
के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं : 


। 


। 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारां 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


- 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चांपा 


सक्ती 


1.263 


लवसरा 
प.ह.नं. 11 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता 
बांगो नहर संभाग क्र . 6, सक्ती. 


लवसरासबमाइनर नहरनिर्माण 
हेतु . 


। 


॥ 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी , हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है . 


जांजगीर - चाम्पा, दिनांक 5 जुलाई 2002 


क्रमांक -क/ भू - अर्जन / 325 ..- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अधवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू 
अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू-- अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित 
व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि 
के संबंध में धारा -4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त 
अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबन्ध , उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) 
के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर- चांपा 


सक्ती 


0.069 


रानीगांव 
प.ह.नं. 11 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता 
बांगो नहर संभाग क्र .6, सक्ती. 


हरदी डिस्ट्रीब्युटरी निर्माण 
हेतु . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2002 
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जांजगीर - चांपा , दिनांक 5 जुलाई 2002 


क्रमांक -क/ भू - अर्जन / 326. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू 
अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम , 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित 
व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि 
के संबंध में धारा -4 की उपधारा ( 2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त 
अधिनियम की धारा 5 ( अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -- 17 की उपधारा ( 1 ) 
के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं : 


अनुसूची 


। 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चांपा 


सक्ती 


0.125 


रेड़ा 
प.ह.नं. 13 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता 
बांगों नहर संभाग क्र . 6, सकी. 


मौहाडीह उपशाखानहरनिर्माण 
हेतु . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


जांजगीर - चांपा , दिनांक 5 जुलाई 2002 


क्रमांक -क/ भू - अर्जन / 327 .-- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू 
अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित 
व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि 
के संबंध में धारा -4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त 
अधिनियम की धारा 5 ( अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) 
के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं 

अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 

के द्वारा 
प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


का वर्णन 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चांपा 


सक्ती 


0.921 


रानीगांव 
प.ह.नं. 11 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो भक्तूडेरा माइनर नहर निर्माण 
नहर संभाग क्र . 6, सक्ती. हेतु . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


984 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2002 


[ भाग 1 


. 


- 


जांजगीर - चांपा , दिनांक 5 जुलाई 2002 


क्रमांक -क/ भू - अर्जन / 328.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू 
अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू- अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित 
व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने ( 5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि 
के संबंध में धारा -4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त 
अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) 
के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं 

अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


. 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चांपा 


सक्ती 


लवसरा 


0.581 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो भक्तूडेरा माइनर नहर निर्माण 
नहर संभाग क्र . 6 , सक्ती. हेतु 


प.ह.नं. 11 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


जांजगीर - चांपा , दिनांक 5 जुलाई 2002 


क्रमांक -क/ भू- अर्जन /329. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत : भू 
अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित 
व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने ( s) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि 
के संबंध में धारा -4 की उपधारा ( 2.) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त 
अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबन्ध , उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) 
के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं 

अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चांपा 


पामगढ़ 


0.065 


खोखरी 
प.ह.नं. 18 


कार्यपालन यंत्री, हसदेव नहर 
जल प्रबंध संभाग, जांजगीर. 


तनौद माइनर नं . 10 नहरनिर्माण 
हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


1 


। 


- 


भाग 1 ] 
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जांजगीर - चांपा, दिनांक 5 जुलाई 2002 


क्रमांक -क/ भू- अर्जन /330. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामनेदिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू 
अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू- अर्जन अधिनियम , 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित 
व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि 
के संबंध में धारा -4 को उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त 
अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) 
के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चांपा 


पामगढ़ 


2.007 


तनौद 
प.ह.नं. 18 


कार्यपालन यंत्री, हसदेव नहर 
जल प्रबंध संभाग, जांजगीर. 


तनौद माइनर नं. 10 नहरनिर्माण 
हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है . 


जांजगीर- चांपा, दिनांक 5 जुलाई 2002 


क्रमांक -क / भू - अर्जन / 331.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत : भू 
अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित 
व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि 
के संबंध में धारा -4 को उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त 
अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) 
के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चांपा 


पामगढ़ 


1.773 


तनौद 
प.ह.नं. 18 


कार्यपालन यंत्री, हसदेव नहर 
जल प्रबंध संभाग, जांजगीर . 


तनौद माइनर नं. 11 नहरनिर्माण 
हेतु . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है, 
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जांजगीर- चांपा , दिनांक 5 जुलाई 2002 


क्रमांक -क/ भू - अर्जन / 332.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू 
अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित 
व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि - 
के संबंध में धारा -4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त 
अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) 
के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चांपा 


पामगढ़ 


1.480. 


तनौद 
प.ह.नं. 18 


कार्यपालन यंत्री, हसेदव नहर 
जल प्रबंध संभाग, जांजगीर . 


तनौद माइनर नं. 12 नहरनिर्माण 
हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


जांजगीर - चांपा , दिनांक 5 जुलाई 2002 


क्रमांक -क/ भू - अर्जन / 333.-- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू 
अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित 
व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि 
के संबंध में धारा -4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त 
अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) 
के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं : 

अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


. ( 6 ) 


जांजगीर - चांपा 


पामगढ़ 


1.952 


तनौद 
प.ह.नं. 18 


कार्यपालन यंत्री, हसेदव नहर 
जल प्रबंध संभाग, जांजगीर . 


तनौद माइनर नं. 13 नहर निर्माण 
हेतु . 


. 


भूमि का नक्शा (प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
मनोज कुमारपिंगुआ, कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव. 


L 


भाग 1 ] 
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कार्यालय, कलेक्टर , जिला बिलासपुर , छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप - सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग 


बिलासपुर , दिनांक 25 जून 2002 


क्रमांक 06/ अ -82/2001-2002.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि 
की अनुसूची के खाने ( 6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः 
भू - अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा 
इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की 
उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


लगभग क्षेत्रफल 
( एकड़ में ) 


धारा 4 को उपधारा ( 2 ) 

के 

द्वारा 
प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


का वर्णन 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 6 ) 


बिलासपुर 


मस्तूरी 


खांडा 


9.91 


महाप्रबंधक एन.टी.पी.सी. सीपत एन.टी.पी.सी. परियोजना 

सीपत, एम. जी . आर. हेतु . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अ.वि.अ. ( राजस्व ) बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है . 


बिलासपुर , दिनांक 26 जून 2002 


क्रमांक 17/ अ -82 /2001-2002 . - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि 
की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः 
भू - अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा 
इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की 
उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


. 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( एकड़ में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


बिलासपुर 


मस्तूरी 


कौड़िया 


3.77 


महाप्रबंधक एन.टी.पी.सी. सीपत एन.टी.पी.सी. परियोजना 

सीपत , एम . जी. आर. हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अ.वि.अ. ( राजस्व ) बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2002 


[ भाग 1 


बिलासपुर , दिनांक 1 जुलाई 2002 


. 


क्रमांक 18 / अ -82/ 2001-2002.-- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि 
की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत : 
भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) संशोधित 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों 
को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में 
उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( एकड़ में ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 6 ) 


बिलासपुर 


तखतपुर 


कुरेली 


3.89 


नहर निर्माण हेतु. 


कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन 
संभाग, मुंगेली. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) कोटा कार्यालय में देखा जा सकता है. 


. 


बिलासपुर, दिनांक 1 जुलाई 2002 


. 


क्रमांक 19/ अ -82 /2001-2002 . - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि 
की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: 
भू - अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894 ) संशोधित 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों 
को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में 
उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( एकड़ में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


बिलासपुर 


तखतपुर 


केकरार 


5.64 


नहर निर्माण हेतु. 


कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन 
संभाग, मुंगेली. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) कोटा कार्यालय में देखा जा सकता है. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2002 
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बिलासपुर , दिनांक 1 जुलाई 2002. 


क्रमांक 20 / अ-82/ 2001-2002.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि 
की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामनेदिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत : 
भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) संशोधित 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों 
को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में 
उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( एकड़ में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


बिलासपुर 


तखतपुर 


गिरधौना 


0.88 


कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन 
संभाग, मुंगेली. 


नहर निर्माण हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) कोटा कार्यालय में देखा जा सकता है. 


- 


बिलासपुर, दिनांक 1 जुलाई 2002 


क्रमांक 21 / अ -82 / 2001-2002.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1) से ( 4 ) में वर्णित भूमि 
की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः 
भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) संशोधित 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों 
को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में 
उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


जिला 


तहसील 


सार्वजनिक प्रयोजन 

का वर्णन 


नगर/ ग्राम 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) . 

के 

द्वारा 
प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


लगभग क्षेत्रफल 
( एकड़ में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


बिलासपुर 


तखतपुर 


सागर 


0.24 


कार्यपालन यंत्री, मनियारी संभाग , बंडपार हेतु केकरार जलाशय 
मुंगेली. 

योजनान्तर्गत . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( रा.) कोटा कार्यालय में देखा जा सकता है. 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2002 


[ भाग 1 


बिलासपुर , दिनांक 1 जुलाई 2002 


क्रमांक 22/ अ -82 /2001-2002 . - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1) से ( 4) में वर्णित भूमि 
की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः 
भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) संशोधित 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों 
को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में 
उक्त धारा 4 को उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


. 


लगभग क्षेत्रफल 
( एकड़ में ) 


प्राधिकृत अधिकारी 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


बिलासपुर 


तखतपुर 


सागर 


4.04 


नहर निर्माण हेतु . 


कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन 
संभाग, मुंगेली. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( रा.) कोटा कार्यालय में देखा जा सकता है. 


बिलासपुर , दिनांक .6 जुलाई 2002 


क्रमांक 23/ अ -82/ 2001-2002.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि 
की अनुसूची के खाने ( 6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः 
भू - अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1) के उपबंधों के अनुसार 
सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशयं की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को 
उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


. 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( एकड़ में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) . 


. 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


बिलासपुर 


तखतपुर 


कोड़ापुरी 


0.04 


नहर निर्माण हेतु. 


कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन 
संभाग, मुंगेली. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) कोटा कार्यालय में देखा जा सकता है. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 9 अगस्त 2002 
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विलासपुर, दिनांक 6 जुलाई 2002 


क्रमांक 24 / अ-82 /2001-2002 .--- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि 
की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः 
भू - अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) संशोधित 1984 की धारा 4 को उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों 
को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में 
उक्त धारा 4 को उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( एकड़ में ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 6 ) 


बिलासपुर 


तखतपुर 


सागर 


0.70 


कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन 
संभाग, मुंगेली. 


केकरारं जलाशय योजनांतर्गत 
नहर निर्माण हेतु. 


। 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( रा.) कोटा कार्यालय में देखा जा सकता है. 


बिलासपुर, दिनांक 6 जुलाई 2002 


क्रमांक 25 / अ-82/ 2001-2002.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि 
की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत : 
भृ - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) संशोधित 1984 की धारा 4 को उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों 
को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (S ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में 
उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( एकड़ में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


बिलासपुर 


तखतपुर 


टिहुलाडीह 


0.85 


कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन 
संभाग, मुंगेली. 


नहर निर्माण हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) कोटा कार्यालय में देखा जा सकता है. 


4 
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[ भाग 1 


बिलासपुर, दिनांक 6 जुलाई 2002 


क्रमांक 49/ अ -82/ 2001-2002.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि 
की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः 
भू - अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984 ) की धारा 4 को उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा 
इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की 
उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है 


: 


अनुसूची 


भूगि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


. 


जिला 


तहसील 





के द्वारा 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल. 
( एकड़ में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


बिलासपुर 


पेण्ड्रारोड 


कुदरी 


2.52 


कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन 
संभाग , मरवाही , मुख्यालय 
पेण्ड्रारोड , 


अपरखुजी जलाशय का 
माइनर नहर नं . 2 


- 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है. 


- 


ܙ 


बिलासपुर, दिनांक 6 जुलाई 2002 


क्रमांक 50/ अ -82/2001-2002.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि 
की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: 
भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1984 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा 
इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की 
उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


. 


॥ 
. 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( एकड़ में ) 

( 4 ) 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 

के द्वारा 
प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


बिलासपुर 


पेण्ड्रारोड 


पंडरीखार 


7.06 


कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन 
संभाग, मरवाही 

मुख्यालय 
पेण्ड्रारोड . 


अपरखुजी जलाशय कामाइनर 
नहर क्र . 1 हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है. 


। 


भाग 1 ] 
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बिलासपुर , दिनांक 6 जुलाई 2002 


क्रमांक 51 / अ -82 /2001-2002 .-- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1) से ( 4 ) में वर्णित भूमि 
की अनुसूची के खाने ( 6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः 
भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1984 ) की धारा 4 को उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा 
इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -4 की 
उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


. 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( एकड़ में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) . 


( 2 ) 


( 3 ) . 


( 6 ) 


बिलासपुर 


पेण्ड्रारोड 


पिपलामार 


6.05 . 


कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन 
संभाग, मरवाही, मुख्यालय 
पेण्ड्रारोड. 


अपरखुज्जी जलाशय के शाखा 
नहर हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है. 


बिलासपुर, दिनांक 6 जुलाई 2002 


क्रमांक 52 / अ-- 82 / 2001-2002.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1) से ( 4 ) में वर्णित भूमि 
की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: 
भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1984 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा 
इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की 
उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( एकड़ में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


बिलासपुर 


पेण्ड्रारोड 


नगवाही 


7.03 


कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन 
संभाग , मरवाही, 

मुख्यालय 
पेण्डारोड. 


अपरखुजी जलाशय के 
शाखा नहर हेतु . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

आर. पी . मण्डल, कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव . 
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. 


- 


कार्यालय, कलेक्टर , जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप - सचिव , छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग 


- 


रायगढ़ , दिनांक 16 जुलाई 2002 


. 


। 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 01 / अ -82/ 99-2000 . - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) 
में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6) में उसके सामनेदिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 
है. अतः भू - अर्जन अधिनियम, 1984 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को 
इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त 
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 


( 1) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) . 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 6 ) 


रायगढ़ 


रायगढ़ 


0.653 


कार्यपालंन यंत्री, लोक निर्माण 


नावागांव 
प . ह. नं.7 


नन्देली पेंडूवा मार्ग हेतु भू 
अर्जन. 


विभाग , रायगढ़. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है . 


रायगढ़, दिनांक 16 जुलाई 2002 


भू- अर्जन प्रकरण क्रमांक 02/ अ -82/ 99-2000 .-- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) 
में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामनेदिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 
है . अतः भू - अर्जन अधिनियम, 1984 ( क्रमांक एक सन् 1984 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को 
इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त 
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है 


- 


- 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 6 ) 


P 


रायगढ़ 


रायगढ़ 


0.006 


कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण 


काटाहरदी 
प.ह.नं. 7 


नन्देली पेंड्रवा मार्ग हेतु भू 
अर्जन . 


विभाग, रायगढ़. 
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कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर , छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप - सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग 


रायपुर , दिनांक 26 अप्रैल 2002 


क्रमांक क / भू - अर्जन /1 / / 82 / वर्ष 98-99. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में 
वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 
है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को 
इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त 
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( एकड़ में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


रायपुर 


कसडोल 


5.01 


सेमरा 
प. ह . नं . 154 


कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन निर्माण जोंक व्यपवर्तन योजना 
संभाग, कसडोल जिला- रायपुर ( छ.ग. ). के वितरक नहर क्र . 4 के 

गिधौरी माइनर नहर के 
निर्माण हेतु . 


रायपुर , दिनांक 26 अप्रैल 2002 


क्रमांक क / भू - अर्जन/ 2/ अ/ 82/ वर्ष 98-99. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में 
वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामनेदिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 
है. अतः भू - अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को 
इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त 
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( एकड़ में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


रायपुर 


कसडोल 


2.59 


कुम्हारी 
प . ह . नं . 156 


प्राधिकृत अधिकारी 
( 5 ) 

( 6 ) 
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन निर्माण जोंक व्यपवर्तन योजना 
संभाग, कसडोल जिला - रायपुर ( छ.ग. ), के वितरक नहर क्र . 4 के 

खपरीडीह माइनर नहर के 
निर्माण हेतु. 


[ भाग 1 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक १ अगस्त 2002 
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रायपुर , दिनांक 26 अप्रैल 2002 


क्रमांक क/ भू - अर्जन /3 / अ/82/ वर्ष 98-99.-- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में 
वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 
है . अत : भू - अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को 
इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त 
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची . 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


का वर्णन 


के द्वारा 


- 


तहसील 


जिला 


. 


नगर/ ग्राम 


लगभग क्षेत्रफल 
( एकड़ में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 


( 6 ) 


( 2 ) 


( 1 ) 


( 5 ) 


( 3 ) 


कसडोल 


रायपुर 


1.85 


टुण्डरा 
प. ह. नं . 155 


कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन निर्माण जोंक व्यपवर्तन योजना 
संभाग, कसडोल जिला - रायपुर ( छ.ग. ). के वितरक शाखा नहर 

क्र .4 के खपरीडीह माइनर 
नहर के निर्माण हेतु. 


रायपुर , दिनांक 26 अप्रैल 2002 


- 


क्रमांक क / भू - अर्जन / 4//82/ वर्ष 98-99 .-- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में 
वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 
है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को 
इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त 
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


। 


• 


अनुसूची 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


के द्वारा 


का वर्णन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


लगभग क्षेत्रफल 
( एकड़ में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 6 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


कसडोल 


2.18 


रायपुर 


गिधौरी 
प. ह . 

नं . 156 


कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन निर्माण जोंक व्यपवर्तन योजना 
संभाग, कसडोल जिला - रायपुर ( छ.ग. ). के वितरक शाखा नहर 

क्र .4 के गिधौरी माइनर 
नहर के निर्माण हेतु. 


+ 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2002 
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भाग 1 ] 


रायपुर, दिनांक 26 अप्रैल 2002 


क्रमांक क / भू -अर्जन/5/ 8/ 82/ वर्ष 98-99. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में 
वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामनेदिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 
* है. अत : भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को 
इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त 
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( एकड़ में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


रायपुर 


कसडोल 


मोहतरा 


2.11 


प. ह . नं . 155 


कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन निर्माण जोक व्यपवर्तन योजना 
संभाग , कसडोल जिला- रायपुर ( छ.ग.). के वितरक शाखा नहर 

क्र . 4 के निर्माण हेतु . 


रायपुर , दिनांक 26 अप्रैल 2002 


क्रमांक काभू - अर्जन /6 / / 82/ वर्ष 98-99.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में 
वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 
है . अत : भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को 
इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त 
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( एकड़ में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 


( 1) . 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


रायपुर 


कसडोल 


1.55 


हसुवा 
प. ह . नं . 154 


कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन निर्माण जोक व्यपवर्तन योजना 
संभाग, कसडोल जिला- रायपुर ( छ.ग. ). के वितरक शाखा नहर 

क्र . 1 ( 1 ) के उप शाखा 
नहर क्र . 8 के निर्माण हेतु. 


998 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2002 


[ भाग 1 


रायपुर , दिनांक 26 अप्रैल 2002 


- 


क्रमांक क/ भू - अर्जन /7//82 / वर्ष 98-99. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खान (1) से (4) में 
वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 
है. अतः भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को 
इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त 
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है 


.. 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( एकड़ में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


रायपुर 


कसडोल 


0.36 


हसुवा 
प. ह . नं . 154 


कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन निर्माण जोंक व्यपवर्तन योजना के 
संभाग, कसडोल जिला - रायपुर ( छ.ग. ). वितरण शाखा नहर क्र . 1 

( 1 ) के उप शाखा नहर 
क्र . 7 के निर्माण हेतु. 


. 


her 


रायपुर , दिनांक 26 अप्रैल 2002 


क्रमांक क / भू - अर्जन/8//82/ वर्ष 98-99. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में 
वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 
है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को 
इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त 
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( एकड़ में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


रायपुर 


कसडोल 


2.01 


हसुवा 
प. ह . नं . 154 


प्राधिकृत अधिकारी 
( 5 ) 

( 6) 
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन निर्माण जोंक व्यपवर्तन. योजना 
संभाग, कसडोल जिला - रायपुर ( छ.ग. ). के वितरक शाखा नहर 

क्र .1 ( 1 ) के उप शाखा 
नहर क्र . 9 के निर्माण हेतु. 
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रायपुर ; दिनांक 26 अप्रैल 2002 


क्रमांक क/ भू- अर्जन/ 15/ 8/ 82 / वर्ष 2000-2001.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1) से 
( 4 ) में वर्णित भूमि को अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की 
संभावना है. अतः भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों 
को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में 
उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( एकड़ में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


रायपुर 


बिलाईगढ़ 


3.54 


पुरगांव 
प . ह. नं.2 


कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन निर्माण जोंक व्यपवर्तन योजना के 
संभाग, कसडोल जिला - रायपुर ( छ.ग.). वितरण शाखा नहर क्र . 6 

( 2 ) के निर्माण हेतु. 


रायपुर , दिनांक 26 अप्रैल 2002 


क्रमांक क / भू. अर्जन /18/ 8/82/ वर्ष 2000-2001.-- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से 
( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की 
संभावना है. अत: भू - अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों 
को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में 
उक्त धारा 4 को उपधारा ( 2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( एकड़ में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


( 2 ) 
बिलाईगढ़ 


रायपुर 


3.79 


कोरकोटी 
प . ह . नं .2 


कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन निर्माण जोक व्यपवर्तन योजना 
संभाग, कसडोल जिला - रायपुर ( छ.ग. ). के वितरक शाखा नहर 

क्र . 6 ( 2 ) के निर्माण 
हेतु. 
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रायपुर , दिनांक 26 अप्रैल 2002 


क्रमांक क/ भू - अर्जन /1 अ -82/ वर्ष 2000-2001.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) 
में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 
है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को 
इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त 
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


4 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( एकड़ में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


रायपुर 


रायपुर 


6.09 


मंदिरहसौद 
प. ह . नं . 73 


कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , 
रायपुर. 


नवागांव पोषक नहर 
निर्माण हेतु. 


" 


रायपुर , दिनांक 31 मई 2002 


क्रमांक काभू - अर्जन /36 / 8/82 / वर्ष 2001-2002.-~-चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से 
( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की 
संभावना है. अतः भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा (१ ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों 
को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में 
उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


रायपुर 


बिलाईगढ़ 


पचरी 


0.695 


कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन निर्माण 
संभाग , कसडोल . 


जोंक नहर वितरक शाखा 
क्र . 15 ( 1 ) का निर्माण 
कार्य. 
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रायपुर, दिनांक 31 मई 2002 


क्रमांक क/ भू - अर्जन/37/ 8/ 82 / वर्ष 2001-2002.-- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से 
( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की 
संभावना है. अत : भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों 
को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में 
उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


रायपुर 


बिलाईगढ़ 


पचरी 


0.194 


कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन निर्माण 
संभाग, कसडोल . 


जोंक नहर वितरक शाखा 
क्र . 15 ( 2 ) का निर्माण 
कार्य. 


रायपुर, दिनांक 10 जुलाई 2002 


क्रमांक क/ भू - अर्जन /5/ 8/82/ वर्ष 2001-2002. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) 
में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 
है . अतः भू - अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को 
इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त 
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 

के 

द्वारा 
प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 

का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


. 


( 6 ) 


रायपुर 


भाटापारा 


भाटापारा 


1.489 


डिप्टी चीफ इंजीनियर ( सी ) एच . 
क्यू., सेन्ट्रल इस्टर्न रेल्वे बिलासपुर 
( छ. ग. ) . 


रेल्वे हेतु तीसरी लाइन 
बिछाने बाबत . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

अमिताभ जैन , कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव, 


. 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 9 अगस्त 2002 


कार्यालय, कलेक्टर , जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन अतिरिक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग 


दुर्ग, दिनांक 2 जुलाई 2002 


. 


क्रमांक अ-82/ भू - अर्जन/ 2002.-- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि 
की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः 
भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा 
.इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की 
उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( एकड़ में ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 6 ) 


दुर्ग 


साजा . 


9.72 


गातापार जलाशय . 


गातापार 
प . ह . नं . 31 


कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन 
संभाग , बेमेतरा . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय ( रा. ), साजा में देखा जा सकता है. 


दुर्ग, दिनांक 2 जुलाई 2002 


क्रमांक 699/ अ -82/ भू - अर्जन / 2002.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. 
अत: भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके 
द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 
4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 2 ) 


( 1 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


दुर्ग 


बेरला 


1.30 


परपोड़ा 
प. ह . नं . 


कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण 
विभाग, सेतु निर्माण संभाग, 
रायपुर. 


शिवनाथ नदी ( सिवारघाट ) 
वृहत पूल निर्माण एवं पहुंच 
मार्ग . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ), साजा में देखा जा सकता है. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2002 
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दुर्ग, दिनांक 8 जुलाई 2002 


क्रमांक 718/ अ -82 /भू - अर्जन/2002.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से ( 4) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के खाने ( 6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. 
अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके 
द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 
4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 
5 ( 3 ) के उपवन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्ध उसके 
संबंध में लागु होते हैं 


: 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ प्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( एकड़ में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


दुर्ग 


साजा 


कुटरू 


1.49 


कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन 
संभाग, बेमेतरा . 


सोनपुरी माइनर 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, साजा में देखा जा सकता है. 


दुर्ग, दिनांक 8 जुलाई 2002 


क्रमांक 719 / अ -32 / भू - अर्जन /2002. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से ( 4 ) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. 
अतः भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके 
द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 
4 को उपधारा ( 2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 
5 ( 3 ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 को उपधारा ( 1 ) के उपबन्ध उसके 
संबंध में लागू होते हैं : 


- 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( एकड़ में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) . 


( 6 ) 


दुर्ग 


साजा 


मुगलाटोला 


2.01 


भरदा माइनर . 


कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन 
संभाग , बेमेतरा. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, साजा में देखा जा सकता है. 


. 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2002 


[ भाग 1 


दुर्ग, दिनांक 8 जुलाई 2002 


क्रमांक 720/ अ -82/ भू- अर्जन/ 2002. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1) से ( 4 ) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. 
अत : भू -अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके 
द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (s) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 
4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 
5 ( 3 ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्ध उसके 
संबंध में लागू होते हैं 


: 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( एकड़ में ) 

( 4 ) 


( 1) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


दुर्ग 


साजा 


सुवरंतला 


0.13 


भरदा माइनर 


कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन 
संभाग, बेमेतरा . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, साजा में देखा जा सकता है. 


दुर्ग, दिनांक 8 जुलाई 2002 


क्रमांक 721 / अ -82 / भू- अर्जन / 2002.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1) से ( 4) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. 
अत: भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके 
द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 
4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 
5 ( 3 ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्ध उसके 
संबंध में लागू होते हैं : 

अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( एकड़ में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी . 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


दुर्ग 


साजा 


मुगलाटोला 


1.53 


कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन 
संभाग , बेमेतरा. 


सांनपुरी माईनर . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, साजा में देखा जा सकता है . 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2002 
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क्रमांक 722 / अ-82 / भू - अर्जन/ 2002 .-- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1) से ( 4 ) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. 
अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके 
द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 
4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 
5 ( 3 ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्ध उसके 
संबंध में लागू होते हैं 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( एकड़ में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


दुर्ग 


साजा 


देऊरगांव 


1.72 . 


कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन 
संभाग, बेमेतरा. 


सोनपुरी माइनर 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय , साजा में देखा जा सकता है. 


दुर्ग, दिनांक 8 जुलाई 2002 


- 


क्रमांक 723 / अ -82 / भू - अर्जन /2002. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. 
अत : भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके 
द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 
4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 
5 ( 3 ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्ध उसके 
संबंध में लागू होते हैं : 


: 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( एकड़ में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


दुर्ग 


साजा 


भरदालोधी 


2.42 


कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन 
संभाग, बेमेतरा. 


भरदा माईनर. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, साजा में देखा जा सकता है . 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2002 


[ भाग 1 


दुर्ग, दिनांक 8 जुलाई 2002 


क्रमांक 724 / अ -82 / भू- अर्जन /2002. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से ( 4) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के खाने ( 6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. 
अतः भू - अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके 
द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 
4 की उपधारा ( 2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 
5 (3 ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा (1 ) के उपबन्ध उसके 
संबंध में लागू होते हैं : -- 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


. 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


I 


लगभंग क्षेत्रफल 
( एकड़ में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) .. 


( ३ ) 


( 6 ) 


दुर्ग 


साजा 


बरगांव 


1.25 


सोनपुरी माइनर 


कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन 
संभाग , वेमेतरा. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, साजा में देखा जा सकता है . 


दुर्ग, दिनांक 8 जुलाई. 2002 


क्रमांक 725 / अ -82 / भू - अर्जन / 2002. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से ( 4 ) में वर्णित 
भूमि को अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. 
अत : भू - अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके 
द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 
4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 
5 ( 3) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्ध उसके 
संबंध में लागू होते हैं 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 

का वर्णन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


लगभग क्षेत्रफल 
( एकड़ में ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 6 ) 


दुर्ग 


साजा 


सोनपुरी 


2.22 


सोनपुरी माईनर. 


कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन 
संभाग, बेमेतरा. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, साजा में देखा जा सकता है : 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2002 
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दुर्ग, दिनांक 15 जुलाई 2002 


... 


क्रमांक 1234//भू - अर्जन/2002 .--- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि 
की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः 
भू - अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा 
इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की 
उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


जिला 


सार्वजनिक प्रयोजन 

का वर्णन 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


.. 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) . 


दुर्ग 


धमधा 


5.83 


बिरझापुर 
प . ह.नं.9 


अकोली जलाशय नहर हेतु. 


कार्यपालन यंत्री, तान्दुला जल 
संसाधन, संभाग, दुर्ग. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी, दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


दुर्ग, दिनांक 15 जुलाई 2002 


.. 


क्रमांक 1235/ अ/ भू - अर्जन/ 2002. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1) से ( 4 ) में वर्णित भूमि 
की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः 
भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा 
इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की 
उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


दुर्ग 


दुर्ग 


पिसेगांव 


1.96 


कार्यपालन यंत्री, तांदुला जल 
संसाधन संभाग, दुर्ग 


पिसेगांव उद्वहन सिंचाई 
योजना. 


. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू - अर्जन अधिकारी, दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है. 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2002 


[ भाग 1 


दुर्ग, दिनांक 15 जुलाई 2002 


, 


क्रमांक 1236//भू- अर्जन / 2002. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1) से ( 4) में वर्णित भूमि 
की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः 
भू - अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा 
इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की 
उपधारा ( 2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगराग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 

के द्वारा 
प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


दुर्ग 


दुर्ग 


कोलिहापुरी 


2.21 


कार्यपालन यंत्री , तांदुला जल 
संसाधन संभाग, दुर्ग 


पिसेगांव उद्वहन सिंचाई 
योजना. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू - अर्जन अधिकारी, दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
आई. सी. पी . केसरी , कलेक्टर एवं पदेन अतिरिक्त सचिव. 


कार्यालय, कलेक्टर, जिला कवर्धा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप - सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग 


- 


कवर्धा, दिनांक 15 जुलाई 2002 


क्र . 5 अ-82/ 01-02 . - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1) से ( 4) में वर्णित भूमि की अनुसूची 
के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू - अर्जन अधिनियम , 
1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 को उपधारा ( 1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना 
दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी 
गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है 


.. 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( एकड़ में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


कवर्धा 


कवर्धा 


जैतपुरी 


0.08 


सरपंच ग्राम पंचायत, बेंदरची 


बेंदरची से रामचुवा मार्ग. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), कवर्धा के कार्यालय में देखा जा सकता है . 


. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2002 
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कवर्धा, दिनांक 15 जुलाई 2002 


1 


क्र . 6 अ -82 / 01-02 . - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची 
के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत : भू - अर्जन अधिनियम , 
1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना 
दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी 
गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


जिला 


तहसील 


सार्वजनिक प्रयोजन 

का वर्णन 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


लगभग क्षेत्रफल 
( एकड़ में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


कवर्धा 


कवर्धा 


जुनवानी 


387.22 


कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन 
संभाग, कवर्धा 


सुतियापाट परियोजना. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , कवर्धा के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


कवर्धा, दिनांक 15 जुलाई 2002 


क्र .7 अ -82/ 01-02 .--- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची 
के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत : भू - अर्जन अधिनियम, 
1894 (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना 
दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी 
गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है 


- 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( एकड़ में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 6 ) 


कवर्धा 


कवर्धा 


भैंसबोड़ 


36.66 


कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन 
संभाग , कवर्धा 


सुतियापाट परियोजना, 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), कवर्धा के कार्यालय में देखा जा सकता है . 
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[ भाग 1 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त अगस्त 2002 


- 


कवर्धा, दिनांक 15 जुलाई 2002 


. 


- 


क्र . 8 अ -82 /01-02. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची 
के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत : भू - अर्जन अधिनियम, 
1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) को धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना 
दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी 
गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : -- 


। 


अनुसूची 


- 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( एकड़ में ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 6 ) 


कवर्धा 


कवर्धा 


नवागांव 


46.85 


कोयलारी जलाशय. 


- 


कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन 
संभाग, कवर्धा 


। 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), कवर्धा के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


कवर्धा, दिनांक 15 जुलाई 2002 


क्र . 9 अ -82 /01-02.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता हैं कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की अनुसूची 
के खाने (6 ) में उसके सामने दियेगयेसार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू - अर्जन अधिनियम , 
1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना 
दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी 
गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है 


. 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( एकड़ में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


कवर्धा 


कवर्धा 


कोयलारी 


6.26 


कोयलारी जलाशय 


कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन 
संभाग, कवर्धा 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), कवर्धा के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2002 
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कवर्धा, दिनांक 15 जुलाई 2002 


.. 


. 


क्र . 10 अ-82 /01-02.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची 
के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत : भू - अर्जन अधिनियम, 
1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना 
दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी 
गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन . 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( एकड़ में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 6 ) 


कवर्धा 


कवर्धा 


छोरपानी 


14.03 


कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन 
संभाग, कवर्धा . 


छीरपानी परियोजना. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), कवर्धा के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


कवर्धा, दिनांक 15 जुलाई 2002 


क्र . 11 अ-82/ 01-02.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची 
के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू - अर्जन अधिनियम , 
1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना 
दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी 
गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( एकड़ में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 6 ) 


कवर्धा 


कवर्धा 


बामी 


15.63 


कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन 
संभाग , कवर्धा 


सिल्हाटी व्यपवर्तन योजना. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , कवर्धा के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
एम. व्ही . सुब्बारेड्डी , कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव . 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2002 


[ भाग 1 


खसरा नम्बर 


कार्यालय, कलेक्टर , जिला रायपुर , छत्तीसगढ़ एवं 
पदेन उप - सचिव, छत्तीसगढ़ शासन 

राजस्व विभाग 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


( 1 ) 


रायपुर , दिनांक 1 जुलाई 2002 


910 


0.242 


911/1 , 2 


0.121 


योग 


2 


0.363 


क्रमांक / क/ भू - अर्जन / 1 / 82 वर्ष 98-99.- चूंकि राज्य शासन 
को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) 
में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन 
के लिए आवश्यकता है. अतः भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक 
1 सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित 
किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता 
है : 


( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है - खोरसी, 

खपरी , खैन्दा मार्ग हेतु . 


अनुसूची 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान , का निरीक्षण भू- अर्जन अधिकारी बलौदा 

बाजार के कार्यालय में किया जा सकता है . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

अमिताभ जैन , कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला - रायपुर 
( ख ) तहसील - बलौदाबाजार 
( ग ) नगर/ ग्राम - पनगांव, प. ह. नं . 57/91 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.363 हेक्टेयर 


विभाग प्रमुखों के आदेश 


- 


छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल 


रायपुर , दिनांक 13 जून 2002 


क्रमांक 1943. - जल ( प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण ) उपकर नियम 1978 के नियम 9 ( 1 ) ( बी ) अनुसरण तथा उसके अनुसार अध्यक्ष, 
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं , जल ( प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण ) उपकर अधिनियम, 1977 
की धारा 13 ( 1 ) के प्रयोजन के लिए इस बोर्ड में तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार अपीलेट कमेटी का गठन करता हूं 


1 . 


2 . 


अध्यक्ष , छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल , 

रायपुर 
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के एक अशासकीय सदस्य 
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के एक शासकीय सदस्य 


अध्यक्ष 
सदस्य 


3 . 


सदस्य 


यह अधिसूचना सर्व संबंधित की सूचना के लिए छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित कराई जावे. 


विवेक ढॉड 


अध्यक्ष 


